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HARYANA GOVT GAZ ., FEB. 19 , 1985 ( MAGHA 30, 1906 SAKA) 


[Part I 


श्रम विभाग 


प्रादेश 


दिनांक 2/4 फरवरी, 1985 


सं . प्रो.वि. जी .जी.एन ./51-84 /4248.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. प्यूरोलेटर इण्डिया प्रा . लि ., 
महरौली रोड , गुड़गांव , के श्रमिक श्री लखमी तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित - मामले में कोई 
प्रौद्योगिक विवाद है । 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


इसलिए , प्रब , औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उप धारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415-3- श्रम-68/ 15254, दिनांक 20 
जून , 1968 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं . 11495 - जी - श्रम - 88 - श्रम / 57/ 11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिनियम 
की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचेलिखा मामला न्याय 
निर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से खुसंगत अथवा 
संबंधित मामला है : 


क्या श्री लखमी को सेवानों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 


बी ० पी ० सहगल , 


संयुक्य सचिव , हरियाणा सरकार , 

श्रम विभाग 


दिनांक 2/4 फरवरी , 1985 


सं. मो.वि./ जी.जी.एन./ 126-84 / 425 5.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. काबली जी होस्पीटल एवं स्वास्थ्य 
केन्द्र, धामडोज (गुड़गांव ), के अमिन बी गुरदियाल सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई 
[ प्रौद्योगिक विवाद है । 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विदाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करमा वांछनीब समझते हैं । 

इस लिए, अब औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं . 541 5-3- श्रम-68/ 15254, दिनांक 20 जूच, 1968, 
के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं. 11495- जी - श्रम-88- श्रम / 57 / 11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958, द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 
के अधीन गठित श्रम न्यायालय फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित मीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के 
लिए निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित 
मामला है : 


क्या श्री गुरदियाल सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 

दिनांक 13 फरवरी, 1985 


सं ० प्रो . वि/यमुना/ 9-85/ 510 1 .-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं ० हरियाणा डिसटलरी, यमुना नगर, 
के श्रमिक श्री साहिब सिंह नया उसके पचवकों के मध इसने इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड (ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए , हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 3( 44 ) 84-3 - श्रम , दिनांक 10 अप्रैल , 1984, द्वारा उन 
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अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , अम्बाला, को विवादग्रस्त या उससे संबंधित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिए 
निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित मामला 


क्या श्री साहिब सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 


सं.ओ. वि ./ यमुना/ 10-85/ 5109.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै . हरियाणा डिस्टलरी, यमुना न गर , 
के श्रमिक श्री पवन कुमार तथा 

उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक 
विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना बांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए, अब , प्रौद्योगिक विबाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी वेबसा सं. 3 ( 44 ) 81-3 - श्रम ,दिनांक 10 अप्रैल , 
1984, द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत गठित श्रम न्यायालय , अम्बाला , को विवाद नस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा 
मामला न्यायनिर्णय के लिये निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से 
सुसंगत प्रथ वा सम्बन्धित मामला है: -- 

क्या श्री पवन कुमार की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 
सं . प्रो . वि. अम्बाला/217-84/5114.--- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि 

राय है कि मैं दी अम्बाला सैण्ट्रल 
कोयाप्रेटिव बैंक लि . , अम्बाला शहर, के अमिक श्री 

के अमिक श्री फकीर चन्द तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके 
बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते है ; 


इसलिए, अब, मौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ट ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 3 ( 44) 8 4-3- श्रम , दिनांक 10 अप्रैल , 1984 
द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम . न्यायालय , अम्बाला, को विवादग्रस्त या उससे संबंधित नीचे लिखा 
मामला न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते है , जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिय, के बीच या तो विचादग्रस्त मामला है या विवाद 
से सुसंगत अथवा संबंधित मामला है : -- 


क्या 


श्री फकीर चन्द की सेवामों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , वो बह किस राहत का हकदार है ? 

दिनांक 14 फरवरी , 1985 
सं . प्रो.वि./ एफ.डी./ 9-85/ 5448.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै . जगसन पाल एण्ड कम्पनी. मथुरा रोड, 
फरीदाबाद , के श्रमिक श्री रणबीर सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक 
विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


इसलिए , अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947. की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 541 5-3- श्रम-68/ 15254, दिनांक 20 जून , 1968 के 
साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं . 11495- जी - श्रम -57/ 11245, दिनांक 7 फरवरी , 1958, द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन 
गठित श्रमन्यायालय,फरीदाबाद. को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते 
हैं , जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित मामला है : -- 

क्या श्री रणबीर सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 


जे . पी . रत्तन , 


उप सचिब, हरियाणा सरकार , 

श्रम विभाग । 


